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इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु परमिट
721. श्रीमती विजिला सत्यानंतः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु परमिट से छूट प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि परमिट से छूट प्रदान करने से बड़ा परिवर्तन आएगा क्योंकि प्रतिबंधित परमिट पद्धति बड़ा सरोकार है; और
(घ) क्या यह भी सच है कि ई-रिक्शा की वृद्धि परमिट में छूट देने की वजह से ही हुई है और ई-बसों, ई-टैक्सियों, ई-ऑटों, ई-बाइक को छूट प्रदान करने की संभावना है? 
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (घ):
सरकार ने का.आ. 5333 (अ), दिनांकित 18 अक्तूबर, 2018 के तहत बैटरी द्वारा संचालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल और मेथनॉल ईंधन द्वारा चालित परिवहन वाहनों के लिए परमिट की  अपेक्षा से छूट प्रदान की है। इससे भारत में ऐसे वाहनों की मांग में वृद्धि होगी, इनके आवागमन में बढ़ावा मिलेगा और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से शून्य उत्सर्जन वाहनों के साथ अंतिम छोर तक संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले, इस मंत्रालय ने का.आ 2812 (अ), दिनांकित 30.08.2016 के तहत ई-कार्ट और ई-रिक्शा श्रेणी के परिवहन वाहन को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप-धारा (1) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है ।
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